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[ PART I 


सं . मो.वि./सोनीपत/ 82-84/ 36661.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिंगमा रबड़ प्रा . लि ., कुन्डली 
सोनीपत के श्रमिक श्री दीना नाथ तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


, 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब , मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573,दिनांक 6. 
नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.ओ. (ई ) -70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय हेत निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री दीना नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . पो.वि./सोनीपत / 81-84/ 3666 8. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा . लि ., कुन्डली 
सोनीपत के अमिक श्री राम नरेश तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- प्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए.सो.( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


.. 


क्या श्री राम नरेश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


- 


- 


सं . प्रो.वि./सोनीपत/ 80-84/ 36675.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . सिगमा रबड़ प्रा . लि ., कन्डली , 
सोनीपत के श्रमिक श्री चन्द्र पाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


। 


-- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 - ए.प्रो. ( ई) श्रम -- 70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उवत विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री चन्द्रपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


, 


सं . प्रो.वि./ सोनीपत/ 79-84/ 36682.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा. लि ., कुंडली , 
सोनीपत के श्रमिक श्री प्रकबर खान तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, मब, मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 -श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचन सं. 3864- ए.प्रो.( ई) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की . 

प्र . 


- 


- 
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धारा 7 के अंधोन गठिन श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बो व या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


. 


क्या श्री अकबर खान को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो. वि./सोनीपत 89-84/ 36689.--चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबढ़ प्रा . लि . , 
कुन्डली, सोनोगत के अमिक श्री राम कुमार तथा उसके साधकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


- 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना से . 9641-1- श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864- ए. ओ. ( ई )-श्रम -70/ 13 48, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम को धारा 7 के प्रबोन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उतसें सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
या संबंधित मामला है : -- 

क्या श्री राम दुलार को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० सोनीपत / 88-84/ 36696.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० सिगमा रबड़ प्रा . लि . , कुन्डली , 
सोनीपत के अमिक श्री हरी नाम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 

कोई 
मोद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , भव , भोयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
कसाथ गठित सरकारी अधिसूचना सं ० 3864 - ए० बो ० ( ई ) -श्रम-70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के प्रवोन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे मुमंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है : 

क्या श्री हरी नाम को सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो . वि . सोनीपत/ 90-84136703.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सिगमा रबड़ प्रा . लि ., कुडली , 
सोनीपत के श्री नन्द लाल तया उसके प्रवन्कों के मत्र्य इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 


साथ 


8 


मई, 


और चूंकि राज्यपाल , हरियाणा, विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
पक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 964 1-1- श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के 

गठित सरकारी मधिसूचना सं ० ! 3864 - ए ० प्रो ० ( ई ) श्रम -70 / 1348, दिनांक 
1970 रा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है 

क्या श्री नन्द लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . मो ०वि ०/सोनीपत/ 91-84/ 36710.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सिगमा रबड़ प्रा . लि . , कुन्डली , 
: सोनीपत के श्रमिक श्री बसंत तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिफ विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपालं विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 
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इस लिए, अब , पोषोंगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप धास . ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं09641-1 - श्रम-70/ 32573, 
दिनांक नवम्बर , 

के 

गठित सरकारी अधिसूचना सं ० 3864 - ए.सो.( ई ) श्रम -70/ 1348, 
दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादप्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :: 

बसंत की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक हैं ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है 


सं . प्रो.वि./ सोनीपत / 92-84/ 36717. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . सिगमा रबड़ प्रा . लि ., कुण्डली 
सोनीपत , के अमिक श्री जिया लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाट अधिनियम , 1947; की धरा 16 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा • राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसचना सं. 3864 -ए.मो.( ई ) श्रम -70/ 1348 , दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री जिया लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं .प्रो.वि. सोनीपत/ 93-84/ 3672 4.-~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा. लि ., कुण्डली 
सोनीपत , के श्रमिक श्री राजेन्द्र-II तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई । 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए.प्रो.( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेत निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री राजेन्द्र- II की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किम राहत का हकदार है ? 


स . प्रो. वि /सोनोपन / 94- 84/36731 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. सिंगमा रबड़ प्रा . लि ., कुण्डली 
सोनीपत , के श्रमिक श्री राम बचन तया उसके प्रबन्धकों के बीच इममें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9 641-1 श्रम 70/3257 3, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के 
साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 -ए.एस.प्रो.( ई ) 70/1348, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गठित श्रम न्यायालय रोहतक , को विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्ध कों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 


. 


क्या श्री राम बचन को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


; 


